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अल्पपोषण और खाद्यान्न से वंचित होना
2302. श्री संजय सिंह: 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के बावजूद लोगों के अब तक अल्पपोषण और खाद्यान्न से वंचित रहने के क्या कारण हैं; और 

(ख) यदि हां, तो अधिनियम के सुचारु रूप से कार्यकरण के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)
(क) और (ख):
 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए), जिसे अखिल भारतीय आधार पर सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में कार्यान्‍वित किया जा रहा है, का उद्देश्य 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं का अनुपूरण करना है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जो निर्धनतम हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह प्राप्त करने के हकदार हैं, जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों को चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम के एकसमान राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने की पात्रता है। आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केन्द्रों के एक व्यापक नेटवर्क, जिन्हे आंगनवाड़ी केन्द्र कहा जाता है, और मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) स्कीम के अंतर्गत स्कूलों के माध्यम से भी, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 माह से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करके उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

इस अधिनियम का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम की धारा 12 के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ सुधारों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटिकरण, डिजिटीकृत डेटाबेस में विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) को जोड़ना, खाद्यान्नों का ऑनलाइन आवंटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण,  उचित दर दुकानों का स्वचालन, राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी, रिकार्डों की पूरी पारदर्शिता और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्‍थापना करना शामिल है।
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